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बृहस्पतिवार 5 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक)
सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की स्थिति 
*3. 
श्रीमती वानसुक साइम: 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की दिलचस्पी न होने के कारण, सरकार अपने सड़क निर्माण लक्ष्य को हासिल करने के लिए नकद संविदा, जिसे अब तक सरकारी-निजी भागीदारी की तुलना में कमतर होना माना जाता रहा है, की ओर बढ़ने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या वर्ष 2012-13 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई सरकारी-निजी भागीदारी वाली बीस परियोजनाओं के निष्पादन हेतु कोई इच्छुक नहीं पाया गया और क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस वर्ष अपने दो हजार किलोमीटर सड़क-निर्माण के सरकारी-निजी भागीदारी लक्ष्य में से अभी तक केवल एक सौ तेईस किलोमीटर सड़क-निर्माण हेतु ही ठेके दे पाने में सफल रहा है; और
(ग) क्या मौजूदा मानदण्डों में यह विनिर्दिष्ट है कि ईपीसी माध्यम के अन्तर्गत संविदाएं देने से पूर्व कम से कम नब्बे प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है?
उत्तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री ऑस्‍कर फर्नांडीज) 
(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।  
‘सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की स्थिति’ के संबंध में श्रीमती वानसुक साइम द्वारा दिनांक 05.12.2013 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 3 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
(क) और (ख) आर्थिक मंदी की वर्तमान स्‍थिति में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निविदाकर्त्‍ताओं की दिलचस्‍पी में उदासीनता रही है । अन्‍य कारणों में इस स्‍थिति के लिए बाजार में इक्‍विटी का अभाव भी जिम्‍मेदार है । योजना आयोग और वित्‍त मंत्रालय के परामर्श के आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए निर्माण-प्रचालन-हस्‍तांरण (बीओटी) की कुछ परियोजनाओं को सुपुर्दगी की इंजीनियरी प्रापण और निर्माण पद्धति में परिवर्तित करने का समझदारी भरा निर्णय लिया है । ईपीसी परियोजनाओं में बेहतर गुणवत्‍ता सुनिश्‍चित करने के लिए ईपीसी दस्‍तावेज में डिफेक्‍ट्स लाइबिलिटी पीरियड (डीएलपी) से संबंधित कतिपय संशोधनों पर विचार किया जा रहा है । चूंकि प्राइवेट प्‍लेयरों की तुलना में सरकार की धन लागत सामान्‍यत: कम आती है, इसलिए ईपीसी पद्धति दीर्घकालिक प्रचालन में अत्‍यधिक सस्‍ती हो जाती  है । तथापि यह संसाधनों की तत्‍काल उपलब्‍धता के अध्‍यधीन है । यद्यपि 2012-13 से 19 परियोजनाओं को कोई प्रत्‍युत्‍तर प्राप्‍त नहीं हुए, फिर भी इन परियोजनाओं के लिए 1 से 5 बार निविदा आमंत्रित की गयी । इस वर्ष भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पीपीपी पद्धति के अंतर्गत निर्माण-प्रचालन-हस्‍तांरण (बीओटी) (टोल) आधार पर 123 किमी की केवल एक परियोजना का कार्य ही ठेके पर दे पाया । अतएव, सरकार फिलहाल प्राइवेट उद्यमियों के समक्ष आने वाली इक्‍विटी और ऋण की कठिनाइयों से निजात पाने तथा संशोधित ईपीसी पद्धति पर इसके गुण-दोष को ध्‍यान में रखते हुए परियोजनाओं के कार्यों को टर्न-की आधार पर देने पर विचार कर रही है । 
(ग) जी, हॉं ।
*****

